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 including  the  Cabinet.  So  at  least  to  save
 yout  face  conduct  an  inqviry.

 5  am  not  going  to  withdraw  my  Reto-
 lution.  I  press  it.

 277

 SHRI  ्,  A.  AHMED  :  The  hon.
 Member  has  draws  attention  to  the  licen-
 ces.  We  have  referred  all  these  cases  to
 the  Dutt  Committee  and  when  the  report
 is  before  us  it  will  be  possible  for  us  to
 know  the  exact  position  and  decide  what
 action  is  to  be  taken.

 att  oft  भूषण :.  दत्त  कमेटी  की  रिपोर्ट
 कल्ब  तक  भा  जायेगी  ?

 SBRI  7.  A.  AHMED  :
 expect  it.

 By  June  we

 SHRI  5.  K.UNDU:  After  that  report
 is  recetve  will  you  ataiodd  an  enquiry
 Commission  ?

 MR.  SPEAKER  :  He  has  answered
 thet  point  :  he  bas  said  ‘No’.  Therefore,
 {it  does  not  arise  now.

 I  shall  now  put  the  amendment  of  Mr.
 S.  M.  Banerjee  to  the  vote  of  the  House.

 The  question  is  :
 That  ia  the  resotation,—
 add  atthe  end—

 “and  the  Commission  should  be
 instructed  to  submit  its  report  within
 there  months".

 The  motion  was  negatived.

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  :
 “Having  regard  to  the  seriousness  of

 the  cherges  that  have  been  leveled
 against  the  Birla  Group  of  concerns
 by  very  responsible  persons  including
 Members  of  Parliament,  this  House  is
 of  opimfon  that  a  High  Power  Commi-
 ssion  should  be  appoitted  by  the  Go-
 verament  to  go  inte  those  charges  and
 recommend  appropriate  action.”

 Fhe  ८  was  negatived. tutt
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 आज  मैं  राहगीरों  के  निजी  कोष  के  बारे  में  जो
 प्रस्ताव  रखना  चाहता  हूँ  वह  इस  प्रकार  है:

 “इस  सभा  की  राय  है  कि  भारतीय  रिया-
 संतों  के  भूतपूर्व  शासकों  को  निजी
 गलियों  की  करमुक्त  अदायगी  को
 तथा  उनके  विशिष्ट  विशेषाधिकारों
 को  जारी  रखना  संविधान  में

 उल्लिखित  लोकतंत्रीय  तथा  मानवीय
 समानता  के  सिद्धांतों  के  विरुद्ध  है,
 श्र  इसलिए  सरकार  से  सिफारिश
 करती  है  कि  इन  प्रदाय गि यों  के
 उत्पादन-कार्य  को  पूरा  करने  के

 लिए  कार्यपालिक  तथा  विधायी
 दोनों  प्रकार  के  सभी  भझ्रावश्यक
 कदम  उठाये  परन्तु  सीटें  पुनर्वास
 हेतु  निजी  थैली  की  वाषिक  रकम
 की  सात  गुना  अथवा  दस  लाख
 रुपये  की  इक मु इत  भ्रदायगी,  जो  भी
 कम  हो,  2  अक्तूबर,  969  तंक
 कर  दे  rae

 अध्यक्ष  महोदय,  मैंने  इस  प्रस्ताव  को

 कानूनी  बहस  के  लिए  सदन  के  सामने  नहीं  रखा

 है।  यह  एक  सिद्धांत  का  सवाल  है,  मानवीय

 मूल्यों  का  सवाल  है  भर  गणतांत्रिक  तथा
 प्रजातांत्रिक  मुल्यों  का  सवाल  है  1  इसी  पृष्ठ-
 भूमि  में  इस  सदन  में  इस  प्रस्ताव  पर  बहस  को
 जानी  चाहिए।  सन  50  के  बाद  हमारा  राष्ट्र
 एक  गणराज्य  घोषित  किया  गया  ।  एक  साधा-
 रस  तंत्र  या  प्रजातन्त्र  में  हम  नागरिकों  के  समान
 अधिकार  के  सिद्धांत  को  मानते  हैं।  इस  समान
 अधिकार  को  मानते  हुए  भी  हमने  एक  विशिष्ट
 वर्ग  के  राजा-महाराजों  कों,  संविधान  के  भक्त-
 गीत,  स्टैंट्यूटरी  प्राविजन  के  रहते  श्र  सरकार  के
 हुकम  से  कुछ  सुविधायें  कौर  निजी  कोष  दिया
 है  ।  लेकिन  इन  दोनों  बातों  में  सल्ल  विरोधाभास'
 है  ।  इसी  विरोधाभास  को  खोलने  के  लिए  ज
 मैं  इस  बुनियादी  बहस  को  उठा  रहा  हूँ  1  वास्तव
 में  स़जा  मह्पराजानं  का  इतिहास  क्‍या  है,
 उसके  बारे  में  हमें  सोचना  विचारना  चाहिए  1
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 [श्री  रवि  राय]
 राजा  महाराजाओं  के  बारे  में  मैं  इतना  ही
 कहना  चाहता  हूं  कि  जब  ब्रिटिश  सरकार  हमारे
 देश  में  थी  शौर  उसके  पहले  जब  मुगल  साम्राज्य-
 शाही  थी,  उन  दोनों  के  भ्र धीन  ये  राजे-महाराजे
 काम  करते  थे।  ब्रिटिश  साम्राज्यशाही  के
 खिलाफ  जब  महात्मा  गांधी  के  नेतृत्व  में  सारा
 देश  एक  होकर  लड़ता  था  भौर  उनको  इस  देश
 से  हटाने  की  कोशिश  करता  था  तो  बाप  स्वयं
 जानते  हैं  कि  भ्रधिकांश  राजे  महाराजे  ब्रिटिश
 सरकार  का  साथ  देते  थे  कौर  प्रजा
 के  ऊपर  बहुत  अत्याचार  करते  थे  ।
 उस  पभ्रत्याचारा  का  किस्सा  मगर  मैं
 बताऊंगा  तो  बहुत  समय  लग  जायेगा  ।  मैं  इतना
 ही  कहूँगा  कि  मैं  जिस  राज्य,  उड़ीसा  से  शाया

 हैं,  वहाँ  पर  बहुत  रियासतें  थी।  मैं  उड़ीसा  के

 एक  ही  राज्य  का  यहां  पर  जिक्र  करना  चाहता
 हूँ श्रौर  वह  राज्य  है--ढेंकानाल  1  गह  मन्त्री
 महोदय  भी  जानते  होंगे  कि  उस  राज्य  के
 राजयों  ने  वहाँ  की  प्रजा  के ऊपर  किस  तरह
 से  भ्रष्टाचार  किया।  उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं
 ढेकानाल  की  प्रजा  को  बधाई  देना  चाहता  हूँ
 वहां  की  जनता  ने  प्रजा  मण्डल  के  नेतृत्व  में
 वहां  के  राजा  के  खिलाफ  विद्रोह  किया  था।
 मैं  एक  ही  किस्सा  आपके  सामने  कहना  चाहता
 हैं भाप  जानते  होंगे  कि  938  में  वहां  पर
 भ्रष्टाचार  इतना  ज्यादा  बढ़  गया  था  कि  व्यापक
 रूप  से  प्रजा  मण्डल  के  कमियों  भौर  ग्रामवासियों
 की  औरतों  के  साथ  बलात्कार  किये  गये,  जिसके
 कारण  हजारों  की  तादाद  में  लोगों  को  वहां  से
 भागकर  भनुगूल  इलाके  में  चले  जाना  पड़ा,  जहां
 हिजरत  कैम्प  के  नाम  से  एक  शिविर  बनाया
 गया  और  बाद  में  गांधी  जी  ने  ठक्कर  बापा  को

 वहां  भेजा  उन  भौरतों  ने  जो  गवाहियाँ  दीं
 किस  तरह  से  राजा  के  गुंडों  ने  व्यापक  रूप  से

 गाँव  में  घुस  कर  प्रजा  मंडल  के  समय कों  को
 औरतों  के  साथ  बलात्कार  किया  वह  बड़ा

 हृदय  विदारक  था  ny

 इस  तरह  से  जो  बलात्कार  हुए  कौर  ब्रिटिश
 सरकार  का  साथ  जिस  तरह  से  राजा-मह्ाराजाशों
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 ने  दिया-हिन्दुस्तान  में  प्रजातन्त्र  की  प्रतिष्ठा
 के  बाद,  गणतन्त्र  की  प्रतिष्ठा  के  बाद,  950
 में  अपना  संविधान  लागू  करने  के  बाद  संविधान
 शौर  कानून  में  उन  को  जिस  तरह  से  विशेष
 सुविधायें  कौर  प्रिवी  पर्स  (निजी  कोष)  की  जो

 सुविधा  दी  गई--वह  हमारे  गणतन्त्र  की  भावना
 के  विरुद्ध  थी  t

 सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  जो  हमारे  देश
 के  महान  नेता  थे,  जिन्होंने  हिन्दुस्तान  की
 550-600  रियासतों  को  मिलाकर  एक  मजबूत
 गणतन्त्र  की  नींव  डाली,  उस  समय  यह  खराबी
 रह  गई  थीकि  जिन  राजा  महाराजाओं  ने
 ब्रिटिश  सरकार  का  साथ  दिया  था  बजाय  इसके
 कि  उनको  जेल  में  बन्द  किया  जाता,  उनका
 स्वागत  किया  गया,  उन  को  राजप्रमुख  बनाया
 गया,  गरीबों  का  छोर।  करने  के  लिए  उनको
 निजी  कोष  दिया  गया,  एक  विशिष्ट  वर्ग

 हिन्दुस्तान  में  कायम  कर  दिया  गया-जो  कि
 प्रज्ञा तन्त्र  %  सिद्धांत  के  बिलकुल  खिलाफ
 था।

 अक्सर  एक  तक  दिया  जाता  है  कि  पटेल

 साहब  ने  उनके  साथ  वायदा  किया  था  i  मगर
 हम  निजी  कोष  बन्द  कर  देंगे  तो  यह  वायदा-
 खिलाफ़ी  होगा।  मैं  झपकी  भाषा  से  सरदार
 पटेल  के  भाषण  के  एक  गंदा  को  उद्धरित  करना
 चाहता  हैँ

 “The  so-called  lapse  of  paramountcy
 was  a  part  of  the  Plan  announced  on
 June  3,  1947,  which  was  accepted  by
 the  Congress.  We  agreed  to  this  arr-
 angement  ip  the  same  manner  as  we
 agreed  to  the  partition  of  India.  We
 accepted  it  because  we  had  no  option
 to  act  otherwise.’’

 कोई  कौर  चारा  नहीं  था,  जिस  तरह  से
 देश  का  बटवारा  हुआ,  वह  कुछ  नेतृत्व  की
 कमजोरी  थी--इस  को  मानना  पड़ेगा  1  इस
 पृष्ठभूमि  में  सरदार  पटेल  का  कहना  था  कि
 हमारे  सामने  कौर  कोई  विकल्प  नहीं  थी,  इस
 लिए  हमको  यह  काम  करना  पड़ा  ।  इस  लिए
 वे  खुद  इस  चीज  को  कहते  हैं।
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 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  रियासतें  सार्वभौम
 थी,  सोवरन  थी  i  इस  सम्बन्ध  में  भी  मैं  एक
 उद्धरण  देना  चाहता  हैँ।  उस  जमानेमें  जब
 निजाम  साहब  ने  एक  बार  अपने  श्राप  को
 सोवरन  कहा  तो  लाशें  रीडिंग  ने निजाम  साहब
 को  एक  खत  लिखा  और  कहा--

 “The  sovereignty  of  the  British
 Crown  is  supreme  in  India,  and  there-
 fore,  no  ruler  of  an  Indian  State  can
 justifiably  claim  to  negotiate  with  the
 British  Government  on  an  equal  foot-
 ing.  Its  supremacy  is  not  based  only
 upon  treaties  and  engagements.”

 तो  इससे  पता  चलता  है  कि  हम  कुछ  सेना  के  बल
 पर  आपको  अपने  अ्रधीन  लाये  हैं,  इसीलिये  श्राप
 ऐसे  ही  कह  दें  कि  सिफ  ट्रीटीज  के  ऊपर  हमारा
 सम्बन्ध  है,  इसमें  कोई  तथ्य  नहीं  है,  यह  लाशें
 रीडिंग  का  कहना  है  ।  देश  के  आज़ाद  होने  के  बाद
 यह  सारे  के  सारे  हिन्दुस्तान  के  जो  वाशिन्दा
 लोग  हैं,  जो  प्रजा  है,  नागरिक  है  यह  हिन्दुस्तान
 के  सार्वभौम  हैं  -  कोई  खास  रियासत
 यहां  हिन्दुस्तान  का  सावंभौम  नहीं  है।  सेवा-
 भौमित्व  का  यही  मतलब  है

 इस  सिलसिले  में  कुछ  लोग  यह  तक  करते
 हैं  क  एक  वादा  हम  लोग  किये,  सारा  राष्ट्र
 एक  बचन  दिए  हैं  कि  इन  लोगों  को  इस
 तरह  से  निजी  कोष  और  दूसरा  भत्ता  हम  लोग
 देंगे  1  प्रत्यक्ष  महोदय,  ग्राहको  ताज्जुब  होगा
 यह  जानकर  कि  इन  राजा  महाराजों  को  इसको
 छोड़कर  और  कितनी  सुविधायें  यह  सरकार
 दिए  है।  एक  तो

 Free  medical  attendance  and  _  treat-
 ment  to  Rulers  and  their  familites  in
 Government  Hospitals.
 ok  दूसरा  है--

 Provision  of  armed  palace  guards  at
 the  official  residences  of  rulers.

 Provision  of  escorts  for  Rulers
 their  families  while  travelling,  on
 ment  of  apropriate  charges.

 Rights  of  the  Rulers  and  their
 sorts  to  fly  their  own  flages  on
 Tesidences,  cars  and  aeroplanes.

 and
 pay-

 con-
 their
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 Rulers  and  the  members  of  their
 families  are  given  certain  exemption
 under  the  Indian  Arms  Act,  959  and
 the  rules  thereunder.

 Privy  purse  of  the  Rulers  is  exempt
 from  both  incometax  and  super  tax
 and  also  from  the  computation  of  total
 income  and  world  income.

 Annual  rental  value  of  the  official
 residences  Of  a  Ruleris  exempt  from
 income  tax.

 Rulers  are  permitted,  under  the
 Motor  Vehicles  Act,  to  have  their  cars
 tegistered  and  to  take  out  driving
 licences  without  any  payment.

 Exemption  of  Rulers  from  local  tax-
 ation  has  been  left  to  the  State  Govern-
 ments  for  decision,  the  general  inten-
 tion  being  that  the  position  obtaining
 prior  to  [5th  August,  947  shonld  be
 continued.  The  States  were  advised
 that  in  the  event  of  house-tax  being
 levied  or  in  or  extended  to  the  areas
 formerly  constituting  the  States,  the
 main  residential  palaces  of  the  Rulers
 should  be  exempt  from  the  tax.

 यह  सब  बहुत  सी  सुविधायें  उन  को  दी
 जाती  हैं।  उसके  बाद  जो  उनको  ओर  दूसरी
 सुविधायें  दी  जाती  है  वह  सबसे  ज्यादा  खतरनाक
 है  जो  सिविल  प्रोसीजर  कोड  के  सम्बन्ध  में  उन
 को  दी  गई  हैं।  उसमें  कहा  गया  है  :

 The  provisions  of  section  85  and  of
 sub-sections  (I)  and  (3)  of  section  86
 shall  apply  in  relation  to  the  Rulers  of
 any  former  Indian  State  as  they  apply
 in  relation  to  the  Ruler  of  a  foreign
 State.
 अब  देखिये,  अध्यक्ष  महोदय,  कि  लादेन

 स्टेट  का  जो  खली  है  उसको  जो  सुविधायें
 मिलती  थी  सिविल  प्रोसीजर  कोड  के  संबंध  में
 इनको  भी  वही  सुविधायें  मिलेंगी  ।

 फिर  इसके  बाद  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड
 में  भी  उनको  सुविधायें  मिली  हैं  :

 ‘former  Indian  State’  means  any  such
 Indian  State  as  the  Central  Govern-
 ment  may,  by  notification  in  the  Official
 Gazette,  specify  for  the  purposes  of
 this  section.
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 [श्री  रिव  राय]
 ‘Ruler’  in  relation  to  a  former  किया  और  अभी  भी  उनको  वही  सुविधायें

 Indian  State  means  the  person  who  for
 the  time  being  is  recognised  by  the
 President  as  the  Ruler  of  that  State  for
 the  Purposes  of  the  Constitution.
 तो  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  और  सिविल
 प्रोसीजर  कोड  इन  दानों  में  उन  को  इस  तरह
 रियायत  दी  गई  है  और  इस  सिलसिले  में  मैं
 आपकी  खिदमत  में  एक  और  चीज  रखना
 चाहता  हूँ  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  प्रधान  विचारपति
 श्री  गजेन्द्र  गडकर  साहब  थे  तो  इस  सिलसिले
 में  जो  सिविल  प्रोसीजर  कोड  शौर  क्रिमिनल
 प्रोसीजर  कोड  में  विशेष  सुविधायें  उन  को  दी
 जा  रही  थीं,  उसके  ऊपर  छ्विकायत  करते  हुए
 अपने  जजमेंट  में  वह  लिखे  थे  :

 We  would  like  to  invite  the  Central
 Government  to  consider  seriously
 whether  it  is  necessary  to  allow  $.  878
 (Civil  Procedure  Code)  to  operate  pro-
 spectively  for  all  time.  The  agree-
 ments  made  with  the  Rulers  of  Indian
 States  may,  no  doubt,  have  to  be  acce-
 pted  and  the  assurances  given  to  them
 may  have  to  be  observed.  But  con-
 sidered  broadly  in  the  light  of  the  basic
 principle  of  the  equality  before  law,  it
 seems  somewhat  odd  that  S.  87B  should
 continue  to  operate  for  all  time.  For
 past  dealings  and  transactions,  protec-
 tion  may  justifiably  be  given  to  Rulers
 of  former  Indian  States;  but  the  Central
 Government  may  examine  the  question
 as  to  whether  for  transactions  subsequ-
 ent  to  the  26th  January,  1950,  this  pro-
 tection  need  or  should  be  continued.
 If  under  the  Constitution  all  citizens
 are  equal,  it  my  be  desirable  to  confine
 the  operation  of  5.  878  to  past  tran-
 sactions  and  not  to  perpetuate  the
 anomaly  of  the  distinction  between  the
 rest  of  the  citizens  and  Rulers  of  for-
 mer  Indian  States.  With  the  passage  of
 time,  the  validity  of  the  historical  con-
 siderations  on  which  S.  87B  is  founded
 will  wear  out  and  the  continuance  of
 the  said  section  in  the  Code  of  Civil
 Procedure  may  later  be  open  to  serious
 challenge.

 यह  जो  भूतपूर्व  चीफ  जस्टिस  का  कहना  है
 इस  सिलसिले  में  सरकार  ने  कोई  बिचार  नहीं

 मिलती  हैं  जो  पहले  से  मिलती  चली  प्रा
 रही  हैं।  श्रभी हम  लोग  बिड़ला  के  बारे
 में  बहस  कर  रहे  थे  कि  किस  तरीके  से
 200  करोड़  से  500  करोड़  रु०  के
 उनके  सेट  हो  गये  |  लेकिन  950  से  कभी
 तक  इन  राजा,  महासागरों  को भारत  के  कोष
 से  जो  05  करोड़  रु०  दिया  गया  है  जो  इनकम
 टैक्स  से  मुक्त  है,  इतने  गरीब  देश  की  कमायी
 से  इतना  रुपया  जो  राजाझों  और  महाराजों
 को  दिया  गया  है  पिछले  l9  साल  से  इससे
 अंदाजा  लगा  सकते  हैं  कि  इस  सरकार  का  जो
 कथन  है  कि  हम  देश  में  समाजवाद  कौर  प्रजा-
 तंत्र  स्थापित  करना  चाहते  हैं  वह  कितना  उठा
 वायदा  है।  इस  सिलसिले  में  कुछ  लोगों  के  तक
 का  खण्डन  मैं  इस  तरह  से  करना  चाहता  हूँ,
 वह  तक  यह  है  कि  जो  हमने  वायदे  कर  रखे  हैं,
 कांट्रेक्ट  कर  रखा  है  उसको  तोड़  नहीं  सकते,
 इसके  खंडन  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  संविधान
 के  डायरेक्टरी  प्रिन्सिपल्स  के  चलते  सारे  देखा  में

 मुफ्त  प्राथमिक  शिक्षा,  बेकारों  को  काम  कौर
 रहने  को  मकान  देने  का  सरकार  ने  वायदा  किया
 था।  लेकिन  पिछले  20,  22  साल  में  सरकार
 ने  पूजीवाद  कौर  सामन्तशाही  की  नींव  को

 मजबूत  किया  द्रोह  लोगों  को  कुछ  सुविधा  नहीं
 दी  जो  कि  डायरेक्टरी  प्रिसिंपल  के  अनुसार
 सरकार  को  देनी  चाहिए  क्या  उस  वचन  का
 पालन  करने  का  सरकार  का  दायित्व  नहीं  हैं  -
 शौर  दूसरी  तरफ  कुछ  इने-गिने  राजा-महाराजों
 को,  जिन्होंने  सदियों  से  गरीब  लोगों  का  शन
 वस  कर  जायदादें  कमायी  हैं  उन  को  सरकार
 05  करोड़  रु०  दे  रही  है।  यह  क्या  तरीका
 है  ?  यह  कैसा  प्रजातन्त्र  है।  हिन्दुस्तान  में
 प्रजातन्त्र  के  साथ  इस  तरह  से  सामन्तशाही
 का  तत्व  मौजूद  है  1  इसलिए  मैं  कहना  चाहता
 हैं  कि  जो  प्रजातन्त्र  हमारे  देश  में  कायम  किया
 गया  है  वह  इस  तरह  से  कमजोर  होता  है,
 मजबूत  नहीं  होता।  बाप  कहते  हैं  कि  हम
 अपने  वायदे  से  कैसे  पीछे  जा  सकते  है  ? मैं



 £85  Abolition  of

 भ्रापको  उदाहरण  देना  चाहता  हूँ  कि  956  में
 बैज  कैनाल  का  राष्ट्रीय कररा  नासिर  ने  किया
 तो  श्रंग्रेज  सरकार  का  कहना  था  कि  आपने
 हमारे  साथ  कांट्रेक्ट  किया  था  इसलिए  जो

 राष्ट्रीय दर रण  कर  दिया  यह  गलत  है  कौर  वह
 इस  मामले  को  वर्ल्ड  कोटे  में  भी  ले  जाने  की

 सोचते  थे  ।  हमें  दुख  है  कि  माननीय  राजगोपाला-
 साय  जी  का  कहना  है  और  वह  उकसाते  हैं
 'राजा भी,  महाराजों  को  कि  तुम  बल्डें  कोर्ट
 में  जाओ  न्याय  पाने  के  लिए  t  मेरा  कहना  है
 कि  यह  कोर्ट  का  सवाल  नहीं  है,  यह  तो  प्रदान
 जनता  के  सामने  रखना  चाहिए  शौर  जनता  ही
 इसको  तय  कर  सकती  है  1

 दुनिया  के  जो  सबसे  बड़े  कानून  के  पंडित
 हैं,  श्री  कुपलैंड  उनका  एक  उद्धरण  मैं  सदन  को
 पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हूँ  :

 “No  compact  can  endure  when  ow-
 ing  to  the  evolution  of  ideas  it  has
 ceased  to  square  with  general  concep-
 tions  of  right  and  wrong.  And  cer-
 tainly  things  no  Jonger  stand  in  India
 as  they  stood  when  most  of  the  treaties
 were  made.”

 तो  हम  लोग  बदलती  हुई  स्थिति  में  जो
 पुरानी  संधियां  हैं,  कांट्रेक्ट  हैं,  करोड़ों  जनता  के
 स्वार्थ  को  देख  कर,  हम  उसमें  बदलाव  कर
 सकते  हैं।  उसमें  कोई  तत्व  नहीं  है  मेरा  जो
 प्रस्ताव  है  उसके  बारे  में  इतना  ही  कहूँगा  कि
 पिछले  दो  साल  से  चव्हाण  साहब  ने  वायदा
 किया  है  कि  पहला  कदम  उठायेंगे कि  जो
 विशेष  सुविधायें  हैं  उनको  खत्म  करेंगे।  लेकिन
 उस  सिलसिले  में  कुछ  नही  हुमा  -  यह  वायदा
 करने  के  बाद,  बचन  देने  के  बाद  जनता  उम्मीद
 करती  है  कि  सरकार  कुछ  करेगी  ।  कम  से  कम
 स्पेशल  प्रिविलिज  को  खत्म  करेगी  |  लेकिन  कुछ
 नहीं  हुआ  कभी  तक  1

 दूसरा  जो  निजी  कोष के  बारे  में  चव्हाण
 साहब  का  कहना  था  कि  हम  इस  को

 झ्राहिस्ता-भाहिस्ता  खत्म  करेंगे,  लेकिन

 भी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  अबल  में  क्‍या  नहीं
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 हुआ,  इसका  कारण  हम  ढूंढेंगे  तो  कांग्रेस  के
 अन्दर  कई  राजे-महाराजे  हैं  जो  काँग्रेस  के
 सदस्य  हैं,  नेता  हैं श्रौर  कंबिनेट  मंत्री  भी  है
 और  चव्हाण  साहब  समझते  हैं  कि  इससे  हमारा
 बैलेंस,  हमारे  कांग्रेस  दल  का  बैलेंस  खत्म  हो
 जायेगा,  साथ  ही  कांग्रेस  ट्ट  सकती  है  केन्द्र  में  ।
 तो  इस  प्रस्ताव  पर  उन्होंने  कभी  तक  कोई
 कदम  उठाया  नहीं  जब  कि  इस  सदन  में  दो
 साल  पहले  भी  बहस  हुई  थी  शौर  उनका  वादा
 था  कि  हम  इस  बारे  में  विचार  करेंगे  लेकिन
 कुछ  विचार  नहीं  हुआ 1  मैं  गृह  मन्त्री  स ेजानना
 चाहता  हूँ,  प्रत्यक्ष  महोदय,  कि  इस  प्रस्ताव  को,
 नीति  को  ये  मानते  हैं,  प्रस्ताव  में  जो  नीतियां
 हैं,  जो  सिद्धांत  हैं  उनको  ये  जब  मानते  हैं  तो
 उन  के  मन  में  दुविधा  नहीं  रहनी  चाहिए
 इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  के  लिए  कौर
 श्री  तो  आखिरी  वक्‍त  झा  गया  है।  इस  साल
 गांधी  जी  की  जन्मतिथि  2  अक्टूबर  को  है,
 उससे  पहले  जब  इसको  करेंगे  तो  हिन्दुस्तान  में
 एक  तरह  की  फिजा  बन  सकती  है,  एक  तरह
 का  वातावरण  बन  सकता  है  कौर  करोड़ों
 देशवासी  और  नागरिक  समझेंगे  कि  यह  सरकार
 ने  अच्छा  कदम  अपनाया  है  ।

 इतना  ही  कह  करके  मैं  सदन  के  सदस्यों
 से  अनुरोध  करू गा  कि  इस  प्रस्ताव  को  समर्थन
 दें  कौर  इसको  बहुमत  से  पारित  करें।

 MR.  SPEAKER  ;  Resolation  moved}:

 “This  House  is  of  opinion  that  the
 continuation  of  tax  free  payment  of
 privy  purses  to  the  former  rulers  of
 Indian  States  and  of  special  privileges
 is  against  the  democratic  and  egalitarian
 principles  enshrined  in  the  Constitution,
 and  therefore  recommends  to  the  Go-
 vernment  to  take  all  necessary  steps
 both  executive  and  legislative  to  com-
 plete  the  abolition  of  these  payments,
 subject  to  an  outright  rehabilitation
 lump-sum  payment  of  seven  times  the
 anoual  privy  purse  amount  or  a  sum
 of  one  million  rupees,  whichever  is
 smaller  by  the-2nd  October,  1969."
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 bhalpur)  :

 (Hapur)  :

 SHRI  SRADHAKAR  SUPAKAR  (Sam-
 I  beg  to  move  :

 That  in  the  resolution,
 omit  “ensbrined  in  the  Constitution,

 and  therefore  recommends  to  the  Go-
 vernment  to  take  all  necessary  steps,
 both  executive  and  legislative,  to  com-
 plete  the  abolition  of  these  payments,
 subject  to  an  outright  rehabilitation
 lump-sum  payment  of  seven  times  the
 annual  privy  purse  amount  or  a  sum  of
 one  million  rupees,  whichever  is  smaller,
 by  the  2nd  October,  1969".  (॥)
 SHRI  RANJIT  SINGH  (Khalilabad)

 I  beg  to  move  :
 That  in  the  resolution,
 after  “that  the”  insetr  “question  of.”  (2)
 That  in  the  resolution,

 for  “is  against  the  democratic  and
 egalitarian  principles  enshrined  in  the
 Constitution”
 substitute

 “guaranteed  to  them  by  compact
 and  under  the  Constitution  be  properly
 examined.”  (3)

 SHRI  PRAKASH  VIR_  SHASTRI
 I  beg  to  move  :

 That  in  the  resolution,—
 for  “is  against  the  democratic  and

 egalitarian  principles  enshrined  in  the
 Constitution”

 substisute
 “guaranteed  to  them  by  compact

 and  under  the  Constitution  be  properly
 examined  taking  into  account  the
 statements  made  in  the  matter  by  the
 Government  of  India  from  time  to
 time.’’  (4)

 SHRI  RANJIT  SINGH:  I  beg  to
 move  :

 That  in  the  resolution, —
 Sor  “to  take  all  necessary  steps,

 both  executive  and  legislative,  to  com-
 plete  the  abolition  of  these  payments,
 subject  to  an  outright  rehabilitation
 lump-sum  payment  of  seven  times  the
 apnual  privy  purse  amount  ora  sum
 of  one  million  rupees,  whichever  is
 smaller,  by  the  200  October,  1969"

 substisure—
 “thereafter  to  proceed  expeditiously
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 in  the  matter  ina  manner  that  does
 not  endanger  the  integrity  of  India  or
 her  territorial  status  which  derives  from
 and  is  based  upon  the  compacts  with
 the  said  Rulers.”  (7)

 SHRI  PARTAP  SINGH  (Simla):  I
 beg  to  move  :

 That  in  the  resolution, —
 for  ‘‘to  take  all  necessary  steps,  both

 executive  and  legislative,  to  complete
 the  abolition  of  these  payments,  subject
 to  an  outright  rehabilitation  lump-
 sum  payment  of  seven  times  the  annual
 privy  purse  amount  ora  sum  of  one
 million  rupees,  whichever  is  smaller,
 by  the  2nd  October,  1969.”

 substitute
 “thereafter  to  proceed  expeditiously

 in  the  manner  that  does  not  do  injury
 to  the  credit  and  honour  of  India.”  (8)

 SHRI  SHEO  NARAIN  (Basti):  I  beg
 to  move  :

 That  in  the  resolution,—
 for  “to  take  all  mecessary  steps,

 both  executive  and  legislative,  to  com-
 plete  the  abolition  of  these  payments,
 subject  to  an  outright  rehabilitation
 lump-sum  payment  of  seven  times  the
 annual  privy  purse  amount  or  a  sum
 of  one  million  rupees,  whichever  is
 smaller,  by  the  2nd  October,  1969"

 substiiute
 “thereafter  to  proceed  expeditiously

 in  the  matter  in  a  manner  that  would
 have  the  approval  and  blessing  of  the
 Father  of  the  Nation.”  (9)

 SHRI  PRAKASH  VIR  SHASTRI:  I
 beg  to  move  :

 That  in  the  resolution, —
 for  “to  take  all  necessary  steps,  both

 tive  and  legislative,  to  pl
 the  abolition  of  these  payments,  sub-
 ject  to  an  outright  rehabilitation  lump-
 sum  payment  of  seven  times  the  annual
 privy  purse  amount  ora  sum  of  one

 ilion  rupees,  which  is  Her,  by
 the  2nd  October,  1969”

 substitute
 “thereafter  to  proceed  expeditiously

 in  the  matter  In  consultation  with  the
 said  Rulers.”  (10)
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 MR.  SPEAKER:  This  Resolution  was
 taken  up  at  4.30  p.m.  It  has  been  given
 one  anda  half  hours.  I  know  that  the
 time  allotted  is  very  little  for  an  important
 Resolution  like  this.  Anyhow,  it  can  have
 only  one  hour  today  because  Dr.  Ramen
 Sen  wants  his  Resolution  to  be  moved  and
 everything  bas  to  be  over  by  5.30  p.m.  So,
 this  discussion  will  over-flow  to  the  next
 day.  We  will  continue  this  discussion  up
 to  5.30  p.m.

 SHRI  R.  D.  BHANDARE  (Bombay
 Central):  So  far  asthe  principle  under-
 lying  this  Resolutiou  is  concerned,  I  think
 the  whole  House  agrees  with  it.  So  far
 as  the  Congress  Party  is  concerned,  it  is
 committed  to  this  principle.  Two  questions
 arise  here—when  that  principle  should  be
 §mplemented  and  the  method  by  which  that
 principle  should  be  implemented.

 I  shall  first  deal  with  the  second
 question,  namely.  method  of  implementation
 of  that  principle.  First  of  all,  will  it  be
 proper,  advisable,  constitutional  and  moral
 to  abolish  the  privy  purses  and  privileges
 by  the  fiat  of  a  Resolution?  Herel  am
 speaking  only  on  the  question  of  method.
 To  the  question  whether  we  will  be  able
 to  do  it  by  a  Resolution  my  answer  will
 be  that  by  a  Resolution  we  would  not  be
 able  to  amend  the  Constitution...

 SHRI  5.  KANDAPPAN  (Mettur)  :  The
 Resolution  is  only  to  urge  the  government
 to  take  steps.

 SHRI  7२.  D.  BHANDARE:  Am  I  not
 aware  of  the  fact  that  as  far  as  the  principle
 fs  concerned,  there  is  no  dispute  so  far
 as  we  are  concerned  ?  The  whole  trouble
 arises  regarding  the  question  of  procedure.
 Jt  cannot  be  done  by  a  mere  Resolution.
 That  is  my  view.  I  say,  because  of  the
 constitutional  position,  by  a  mere  Resolu-
 tion  it  connat  be  done.

 The  reason  why  I  am  saying  so  is  that
 we  have  got  to  goto  the  past  history  as
 to  how  the  privileges  and  privy  purse  were
 incorporated  in  our  Constitution.  At  the
 time  of  Partition,  our  country  had  to  face
 a  number  of  difficult  problems.  After  the
 withdrawal  to  British  power,  the  two
 questions  arose.  How  to  retain  the  integrity
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 question.  At  that  time—I  need  not
 mention  that—there  were  a  number  of
 Princely  States,  more  than  600.  Now,  as
 soon  as  there  was  the  withdrawal  of  British
 power,  a  political  vacuum  was  created
 because  of  the  lapse  of  the  Paramourtcy.
 Therefore,  the  question  arose  what  should
 be  done  io  order  to  rope  in  all  the  princes
 80  that  the  Integrity  of  the  country  could
 be  achieved.  It  was  open—I  hope  that
 Proposition  will  not  be  disputed—for  the
 princes  either  to  join  the  Indian  Union  or
 not  to  join  the  Indian  Union.  But  I  am
 glad  that  because  of  the  firm  action  taken
 or  rather  a  fair  award  given  by  late  Sardar
 Patel  and  also  the  gesture  made  by  the
 princes  that  the  Integration  was  achieved
 and  a  Covenant  was  entered  into.  In
 legal  parlance,  I  say,  it  was  an  act  of
 succession  and,  as  soon  as  there  was  the
 withdrawal  of  British  power,  the  rulers
 acceded  to  the  Indian  Union  and  that
 act  of  succession  was  entered  into  a
 Covenant.

 Now,  the  question  arises  whether  by  3
 mere  Resolution  or  by  a  simple  method  or
 by  a  simple  majority  we  can  break  the
 Covenant  or  give  up  the  Covenant.  The
 question  arises  whether  we  should  attach
 any  sanctity  to  the  Covenant  or  we  should
 not  attach  any  sanctity  to  the  Covenant.
 My  answer  will  be  that  we  have  to,  if  the
 affairs  of  the  big  nations  are  to  be
 conducted,  respect  the  Covenant  which  was
 entered  into.  That  was  not  enough.  At
 that  time,  it  was  felt  by  the  founding
 fathers  of  the  Constitution  and  those  who
 were  party  to  the  act  of  succession  and  the
 Covenant  that  the  Covenant  or  an  agreement
 should  be  sanctified  by  the  Constitution
 itself.

 SHRI  DHIRESWAR  BALITA
 (Gauhati)  :  May  I  remind  you  that
 Hyderabad  did  not  accede  to  India  or  come
 under  the  Covenant  or  an  agreement  ?  we
 had  to  conquer  it  ?

 SHRI  R.D.  BHANDARE:  My  hon.
 friend  is  raising  an  extraneous  matter.
 Here  we  are  not  concerned  with  Hyderabad
 or  Nizam.  We  are  first  concerned  with
 the  Act  of  Accession  secondly  with  the
 co  and  thirdly  with  the  Constitutional of  the  country  was  the  first  q  and

 how  to  retain  a  stable  Government,  a  stable
 tule,  in  this  country  was  the  second

 provision  which  was  accepted  as  a  result  of
 the  Act  of  Accession  and  the  Covenant.
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 SHRI  DHIRESWAR-  KALITA  :
 What  about  Nizam  ?

 MR.  SPEAKER:  ‘That  can  be  deait
 with  separately.

 SHRI  R.D.  BHANDARE:  I  am
 confining  myself  to  the  body  of  the  Reso-
 Intion  and  the  principles  underlying  the
 Resolution.  I  am  not  dealing  with  extra-
 neous  matters.

 Therefore,  the  question  arises  whether
 we  should  give  up,  by  a  simple  Resolution,
 the  conventions  and  the  Constitutional  pro-
 visions.  I  think,  even  the  rulers,  will  come
 to  the  same  conclusion  that  In  a  democratic
 set-up  there  cannot  be  a  separate  treatment,
 a  special  treatment.  I  am  sure  that  they
 will  not  insist  upon  this  because  democracy
 fs  not  only  a  form  of  government  but  is  it
 a  way  of  life.  Under  that  way  of  life,  we
 have  accepted  the  principles  that  all
 persons,  irrespective  of  their  place  and
 position  in  the  society,  must  stand  on  the
 same  base  and  between  the  same  parallels.
 That  is  the  democracy  principle.  That  is
 the  principle  of  equality.  All  must  be
 treated  alike.  The  same  principle  is  des-
 cribed  in  some  other  language.  The
 principle  of  equality  necessarilly  means  that
 all  must  be  treated  alike.  I  doubt  very
 much,  in  their  wisdom,  the  rulers  will  go  to
 the  extent  of  denying  or  destroying  that
 principle.  It  is  true  that  patrotism

 pelled  and  impelled  the  princes  to  join
 the  Union  and  their  noble  act  cannot  be
 forgotten.  In  this  connection,  I  would
 like  to  say  that  ]  am  quite  aware  of  the
 fact  which  was  described  by  the  then
 President,  Dr.  Rajendra  Prasad.  When  he
 went  to  Bikaner,  he  had  spoken  there.  He
 said  that  the  great  move  for  the  unification
 of  India  could  materialise  primarily  because
 of  the  goodwill  and  ready-willingness  of
 princes  like  Maharaja  Sadhu  Singhiji,  to
 participate  in  Constitution-making  and  to
 send  their  representatives  to  the  Constituent
 Assembly  of  India.  It  was  a  difficult  task
 at  that  time,  it  was  too  difficult  to  be
 described  in  words,  because  but  for  this
 kind  of  wilful  cooperation,  India  might
 have  remained  split  ioto  several  bits.  It
 redounds  to  the  credit  of  late  Maharaja  of
 Bikaner  that,  by  his  bold  decision,  he  gave
 acorrect  and  timely  lead  to  our  princes,
 and  this  eventually  Ited  in-the
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 States.  This  noble  act,  this  noble  action,
 on  the  part  of  the  ruler  of  the  Bikaner
 State  cannot  be  forgotten.  It  has  been
 written  down  in  gold  letters  in  the  history
 of  the  country.  The  accession  has  also
 been  written  in  the  Constitution.  The
 covenant  has  been  incorporated  in  the
 Constitution.

 ह  ४
 pa

 my  suggestion  is  that  the
 hon.  lember  mover  of  the  Resolution
 should  withdraw  his  Resolution  because  we
 accept  the  principle  underlying  it  and  we
 can  at  the  proper  time  bring  an.  amendment
 to  the  Constitution  whereby  this  can  be
 done.

 SHRI  M.  R.  MASANI  (Rajkot):  The
 mover  of  the  Resolution  brought  in  some
 extraneous  matter  concerning  what  happened
 in  certain  States  in  Orissa  prior  to  Indepen-
 dence  and  merger.  4  would  not  like  to
 waste  any  time  on  that  irrelevance  except
 to  say  that  this  sob  staff  sounded  ironic  in
 the  light  of  the  fact  that  Shri  R.  N.  Singh
 Deo,  a  member  of  princely  order,  is  the
 highly  respected  and  popularly  elected
 Chief  Minister  of  that  State  and  that
 my  young  friend  Shri  P.  K.  Deo  Raja  of
 Dhenkanal  has  been  elected  tothe  Lok
 Sabha  by  the  vote  of  his  people.

 17  brs

 Now,  I  would  like  to  confine  myself  to
 the  first  two  lines  of  the  Resolution  to
 which  Mr.  Bhandare  referred,  because  if
 the  premises  cannot  be  sustained,  the  rest
 of  the  Resolution  is  utterly  useless  and
 irrelevant.

 I  happened  to  be  a  Member  of  the
 Costituent-Assembly  which  framed  the
 Constitution  with  if  democratic  and  equali-
 tarian  principles,  but  which  also  provided
 for  the  ‘Privy  Purses  and  the  Privileges  of
 the  Princes.  Let  us  first  deal  with  ‘first:
 principle  of  equalitariani  This  is  an
 ambiguous  word.

 ‘It  is  true  that  the  Constitution  in  its
 Preamble  has  prescribed  for  equality  of
 status  and  of  opportunity  but  that  is  not’
 absolute  equality.  There  is  no  _  principle
 of  -econmic  equality  prescribed  in  the
 Constitution  and  even  in  respect  of  the
 principle  of  equality  of  status,  there  are

 of  not  only  Bikaner  but  all  the  ‘pringely
 meny  ions  embodied,  like  the  .reser-
 vation  of  seats  for  the  Scheduled  .Castey.
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 and  Scheduled  Tribes,  which  is  a  violation
 of  the  equality  of  status.  ‘There  are  vari-
 ous  provisions  for  the  production  of  mino-
 tities  which  are  quite  right,  and  there  are
 special  provisions  regarding  the  Indian
 Civil  Service  and  even  Government  emplo-
 yees  of  all  ranks,  and  so  on.  What  is  im-
 portant  is  Social  Justice.  That  is  impor-
 tant  and  not  equality  and  the  two  are
 very  different.  Even  Stalin,  the  Soviet
 Dictator,  said  many  years  ago  :

 “Equality  has  nothing  to  do  with
 socialism.  It  is  a  petty  bourgeois,
 deviation  worthy  of  a  primitive  socie-
 ty.”
 Therefore,  equality  is  not  a  principle

 that  comes  in  the  way.
 As  Mr.  Bhandare  has  said,  these  were

 not  concessions  unilaterally  granted  ;  these
 were  bilateral  treaties  entered  into  between
 contracting  parties.  The  Princes  gave  away  a
 great  deal.  They  gave  away  their  sovereignty.
 They  gave  away  their  territory.  They  gave
 their  States.  They  gave  away  all  their  privi-
 leges.  would  like  to  quote  from  a  book
 written  Iby  Shri  ५.  P.  Menon,  who,  along
 with  Sardar  Vallabhai  Pate),  did  much  for
 the  unification  of  India.  He  said  :

 “There  has  been  a  tendency  recently
 to  regard  the  price  paid  for  integration
 in  the  shape-of  privy  purses  as  too
 bigh.  We  cannot  strike  a  balance
 sheet  without  juxtaposing  the  assets
 against  the  liabilities.  For  this  purpose
 we  may  ignore  the  consummation  of
 the  great  ideal  of  a  united  and  integra:
 ted  India  which  has  affected  the  desti-
 nies  of  millions  of  people  ;  the  federal
 sources  of  income  including  the  rail-'
 way  system  of  about  i2000  miles  which
 the  States  surrendered  to  the  Centre
 without  any  compensation;  and  the
 abolition  of  interrmal.customs  as  a
 result  of  integration,  which  has  grea-
 tly  benefited  trade  and  commerce  in
 the  country.  But  we  should  certainly
 take  into  account  the  assets  we  have
 received  from  the  States  in  the  shape
 of  immense  cash  balances  and  invest-
 ments  amounting  to  Rs.  77  crores  as
 well  as  buildings  and  palaces.  If  these
 are  weighed  against  the  total  t
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 tracting  parties.  One  of  them  gave  up  much
 more  than  the  other,  but  was  to  have
 partial  compensation.  Now,  I  may
 say  that  compensation  is  highly  consistent
 with  democracy  ;  it  is  only  expropriation
 that  is  undemocratic.  It{s  only  fascist
 and  communist  dictatorships  which  expro-
 priate.  Democratic  socialist  countries

 _are  always  prepared  to  give  compensation.
 And  for  the  Mover  of  the  Resolution  to
 say  that  compensation  {s  undemocratic  is
 utterly  baseless.

 The  Princes  brought  into  India,  into
 the  Indian  Union,  not  less  than  48%  of
 the  area  of  the  Dominion  of  India  and
 28%  of  the  population  of  the  Dominion,
 and  inreturn  they  got  this  paltry  privy
 purse  and  these  small  privileges.  This  was
 just  and  r  ble  comp  ion  which  is
 in  our  Constitution  and  is  therefore  highly
 democratic.  Notto  give  this  compensa-
 tion  or  to  depart  from  it  will  be  violation
 of  democracy.

 How  can  people  swear  by  the  Constitu-
 tion—one  part  of  it—and  go  against  another?
 Does  it  mean  that  Pandit  Jawaharlal  Nebru
 was  an  enemy  of  socialis-‘n,  of  equality  and
 democracy  ?  Does  it  mean  that  Sardar
 Patel  was  not  a  believer  in  democracy  ?
 What  had  he  to  say  ?  When  he  presented
 this  provision  to  the  Constituent  Assembly,
 to  us  there,  Sardar  Patel  said  :

 “In  commending  the  various  provi-
 sions  concerning  the  States  to  the
 House,  I  would  ask  the  honourable
 Members  to  view  them  as  a  coordinated
 Overall  settlement  of  a  gigantic  prob-
 lem.  A  particular  provision  isolated
 from  its  context  may  give  a  wholly  erro-
 neous  impression.  The  from  in  which
 the  Rulers  find  recognition  in  the  new
 Constitution  of  India  fn  no  way  im-
 pairs  the  democratic  set-up  of  the  State.
 The  Rulers  have  made  an  honourable
 exit.”
 Sir,  I  recall  that  a  little  before  his

 death,  I  was  visiting  Sardar  Patel  and  just
 then  the  Praja  Mandal  Ministry  in.Gwalior

 I  would  request  the  Home  Minister,
 Shri  Cbavan,  to  listen  and  not  to  show

 of  the  privy  purse,  the  latter  would
 seem.  insignificant.”
 Adl-that  has  happened  is  this..  This

 ageeement-bhas  been  00868  between.two  con-

 utter  c  pt  for  this  debate......

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFR.
 AIRS  (SHRI  ९.  B.  CHAVAN):  I  was
 talking-to  a  prince.
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 SHRI  M.  R.  MASANI:  Let  him  not
 waste  time  on  Princes.  Commoners  are
 much  more  worthwhile  listening  to.

 Sir,  I  was  talking  about  a  conversation
 which  I  had  with  Sardar  Patel  after  the
 integration  of  India.  At  that  time,  the
 Praja  Mandal  Ministry  was  there  in  Gwall-
 or  and  they  had  fired  on  students  in  Gwali-
 or.  There  was  then  an  uproar  in  Gwalior
 and  a  demand  for  an  inquiry.  Just  then  I
 happened  to  be  calling  on  the  Sardar  in
 Bombay.  He  was  very  bitter.  I  do
 think  he  repented  of  what  he  had  done
 but  was  sore  about  what  had  happened.
 I  remember  his  words.  He  said  :  ‘‘Masani,
 we  used  to  say  formerly  that  these  Rulers
 were  being  propped  up  by  the  bayonets  of
 the  British  Army.  But  who  do  you  think
 is  propping  up  this  Praja  Mandal  Ministry
 in  Gwalior  ?  It  is  my  bayonets.  If  they
 are  withdrawn,  the  people  will  drive  away
 these  people  and  put  the  Princes  back  on
 their  thrones”.

 Even  the  Congress  Working  Committee
 Resolution  of  June  967  held  a  very  differ-
 ent  view  from  what  Shri  Rabi  Ray  is  now
 asking  the  Govenment  to  acccpt.  The
 Working  Committee  introduced  in  its  ten-
 point  resolution  the  following  draft  :

 “The  privileges  other  than  the  privy
 Purses  enjoyed  by  ex-rulers  are  incon-
 gruous  to  the  concept  and  practice  of
 democracy."
 An  amendment  was  moved  bya_back-

 bencher,  Shri  Mohan  Dharla,  and  by  a
 snap  vote  in  an  empty  house  where  there
 was  not  even  a  quorum,  that  amendment
 was  accepted.

 I  would  like  to  draw  the  attention  of
 the  House  to  the  fact  that,  in  the  considered
 opinion  of  the  Congress  Working  Commi-
 ttee  in  June  1967,  the  Privy  purses  were
 compatiable  with  d  racy,  but  the  NT
 privileges  were  incongruous.  But  by  the
 vote  by  a  handful  of  people,  what  was
 democratic  became  undemocratic  In  a  few
 moment.  That  is  the  precious  principle
 that  Shri  Bhandare  wants  us  to  accept.

 The  real  point  is  this.  These  are  Petty
 issues  and  the  interest  shown  in  them  is
 the  result  of  petty  minds.  I  am  glad  that
 the  Congess  President  has  once  again
 talked  some  sense  on  the  subject.  J]  am
 sorry  to  have  to  quote  Shri  Nijalingappa
 every  day.  Only  yesterday  I  had  to  quote
 bim  on  the  Plan,  This  morving  I  read  in  the
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 newspapers  that  Shri  Nijalingappa  _yester-
 day  expressed  regret  that  “certain  elements
 in  the  Party  are  harping  on  small  issues
 like  privy  purses.”  I  cannot  help  it  if  the
 Congress  President  talks  sense.  It  is  my
 good  fortune  to  be  able  to  quote  him.

 Sir,  the  real  issue  is  a  moral  one.  Is
 it  right  to  break  promises  solemnly  made  ?
 Is  it  right  to  break  Treaties  into  which  a
 country  enters  with  it  hands  completely
 free?  These  commitments  were  made  by
 Sardar  Patel  and  the  Government  of  India
 and  passed  in  the  Constituent  Assembly
 completely  freely.  We  entered  into  them
 because  we  thought  that  they  were  fair  and
 they  were  just,  and  as  I  said  just  now,
 Sardar  Patel  was  grateful  to  the  other  party
 to  the  contract.  Is  it  right  and  proper  that
 the  same  Government—there  is  not  even
 a  change  of  government—that  entered  into
 these  contracts  should  now  consider  such
 a  shameful  breach  of  faith  as  going  back
 on  them?  This  is  the  real  issue  before
 the  House.

 The  Mover  of  the  resolution  has  a
 funny  or  good  sense  of  humour.  He
 suggested  that  we  should  choose  the  birth-
 day  of  Mahatma  Gandhi  as  the  day  on
 which  we  should  be  guilty  of  this  breach
 of  faith.  lf  he  had  known  Mahatma  Gap-
 dhi  a  little  as  some  of  us  did,  he  would
 have  realied  that  Mahatma  Gandhi  attached
 the  greatest  value  totruth  and  to  the
 pledged  word.  Whenever  he  gave  a  little
 promise  he  saw  to  it  that  he  would  carry
 it  out.  I  think  it  is  an  insult  to  the
 memory  of  that  great  ran  to  suggest  that
 on  his  birthday  of  all  days  we  should  go
 in  for  this  shameful  or  shameless  breach  of
 faith.

 There  isa  section  in  the  India  Penal
 Code  to  which  I  would  like  to  draw  the
 attention  of  the  hon.  Home  Minister,
 nemely  section  AIS.  Let  him  read  it  care-
 fully.  It  relates  to  the  act  of  cheating  for
 which  a  sentence  in  jail  is  prescribed.  Any
 attempt  todo  away  with  the  contract
 made  by  his  prodecessors  will  amount  to
 an  act  of  cheating.  If  he  were  a  common
 citizen,  a  court  would  find  him  guilty
 because  he  would  have  deceived  other
 people  into  abandoning  what  is  theirs,  he
 has  reduced  their  bar,  power  and
 he  has  put  them  at  bis  mercy  and  then  he
 goes  back  on  what  he  had  promised.  This
 would  amount  to  an  act  of  cheating.
 Pandit  Jawabarlal  Nebru  and  Surdar  Pate}
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 were  honourable  men.  They  had  no  such
 intention  thet  their  successors  should  go back  on  their  pledged  word,  But  the
 moral  crime  would  be  just  as  great  as  if
 the  hon.  Minister  was  himself  committing
 that  act  of  cheating  in  the  year  ‘1947-48,
 because  like  me,  he  too  was  a  party  to
 this  deal,  as  amember  of  this  Party—]
 do  not  remember  if  he  was  in  the  Consti-
 tuent  Assembly—and  as  a  member  of  the
 Bombay  Government,  and  he  was  there-
 fore  as  much  involved  as  all  the  rest  of  us.
 I  would  appeal  to  him  to  have  some  regard
 for  the  sense  of  honour  that  he  owes  to
 himself  and  to  those  for  whom  he  speaks.

 Then,  consider  the  effect  on  the  confi-
 dence  of  the  people  in  the  morality  of  this
 Government  and  the  validity  of  our  Cons-
 titution.  If  one  part  of  the  Constitution
 can  be  violated,  what  are  our  Fundamental
 Rights  worth  ?  And  what  are  the  obliga-
 tions  of  Government  worth  ?  Then.  con-
 sider  the  effect  abroad.  The  effect  on  the
 credit  of  the  country  abroad  must  also  be
 considered.  If  this  Government  can  break
 its  pledges  to  the  princes  of  India,  why
 should  the  fereign  creditors  and  the  people
 who  give  money  to  this  country  expect  it
 to  h  the  that  we
 make  ?

 These  are  very  good  reasons,  apart
 from  abstract  morality.  I  would  appeal  to
 the  hon.  Minister  to  think  again.  He  will
 do  himself  and  that  great  Party  to  which  I
 belonged  at  that  time  when  we  made  that
 pledge  to  the  Peinces  a  great  injustice  ;  he
 will  be  doing  a  great  injustice  to  this
 country  and  to  his  own  party  and  to  him-
 self  if  he  allows  himself  to  be  pushed  into
 an  acceptance  of  this  wrong  principle.  I
 was  then  a  Member  of  the  Party  to  which
 the  hon.  Minister  belongs,  and...

 SHRI  ९.  B.  CHAVAN:  But  be  left
 that  party.

 SHRI  M.  R.  MASANI:  ...I  would
 not  like  him  to  let  down  his  Party,  to
 which  I  then  balonged,  because  I  also
 share  in  that  responsibility  and  if  he  does
 that  he  proposes  to  do,  then  I  shall  also
 be  made  to  share  his  guilt,  and  I  would
 not  like  to  share  the  guilt  of  a  breach  of
 faith.

 Therefore,  we  oppose  both  the  principle
 of  this  resoulution  and  its  terms.
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 MR.  SPEAKER:  Now,  Sbri  Himat-
 singka.  The  hon.  Member  is  absent.  Shri
 K.  N.  Tiwary.  He  is  also  absent.  Then,
 Shri  Sita  Ram  Kesri.  He  is  also  absent.
 They  have  given  their  names,  but  none  of
 tbem  is  here.  Now,  Shri  S.  Kandappan.

 Privy  Purses  (Res.)

 SHRI  SRADHAKAR  SUPAKAR  :
 You  may  call  other  Members  from  the
 Congress  Party  now.

 MR.  SPEAKER  :  It  is  not  my  job  to
 manage  his  party's  affairs.

 श्री  शशिभूषण  (खरगोन)  :  अध्यक्ष  महो-
 द्य,  मेरा  नाम  है

 MR.  SPEAKER:  The  hon.  Member’s
 name  is  not  here.

 SHRI  SHASHI  BHUSHAN:  I  had
 written  to  you.

 MR.  SPEAKER  :  The  party  has  sub-
 mitted  a  list  to  me  and  the  hon.  Member’s
 name  is  not  there  in  that.  Let  there  be
 No  controversy  about  it  now.  Let  the  hon.
 Mamber  resume  his  seat.  I  have  read  out
 the  names  that  were  given  by  the  party.  I
 have  got  a  dozen  other  names.  That  does
 not  mean  that  I  should  flout  the  list  given
 by  the  party.

 ओ  शशिभूषण  :  प्राइवेट  रेजोल्यूशन  पर
 हमेशा  यह  हुआ  है  कि  हम  भाप  को  नाम  देते
 हैं  कौर  श्राप  यहां  उस  में  पार्टियों  को  ला  रहे  हैं।

 MR.  SPEAKER:  I  do  not  know.
 His  party  has  submitted  the  list.  I  have
 got  the  names  of  other  people  also.  I  have
 got  a  dozen  names  before  me  apart  from
 the  names  given  by  the  Congress  Party.
 The  Party  has  given  me  a  list  and  after  that
 list  is  exhausted.  perhaps  I  could  call  any-
 body  else  as  I  choose.

 The  party  bas  given  names,  but  within
 five  minutes  I  find  that  the  Members  have
 disappeared  ;  they  give  their  names  but
 they  disappear.  I  do  not  know  what  is  to
 happen.

 at  प्रेमचन्द  वर्मा  (हमीरपुर)  :  जनाब  मैं
 एक  भज  करना  चाहता  हूं,  श्राप  इस  कुर्सी  पर
 विराजमान  हैं,  भाप  का  भी  तो  बहुत  कुछ  हक
 है,  भाप  का  डिस्क्रिप्शन  है  ....,
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 MR.  SPEAKER:  I  do  not  want  to
 flout  any  party  lists.  I  must  hovour
 those  lists,  because  otherwise  I  sball  get
 into  trouble.

 SHRI  NARENDRA  SINGH  MAHIDA
 (Anand):  ]  may  bring  to  your  notice  that
 on  private  Member's  resolutions,  the  ques-
 tion  of  party  does  not  come  in.

 MR.  SPEAKER  Now,  Shri  S.
 Kandappan  has  the  floor  of  the  House.

 SHRI  5.  M.  BANERJEE  (Kanpur):  If
 they  are  so  indisciplined,  why  don’t  you
 derecognise  them,  Sir  ?

 SHRIS.  KANDAPPAN  (Mettur):  I
 support  the  Resolution  moved  by  Shri
 Rabi  Ray.  I  am  wondering  why  Govern-
 ment,  and  some  membcrs  of  their  party,
 are  very  much  agitated  and  concerned  over
 the  commitment  they  had  made  earlier  to
 the  princes  and  why  they  do  not  seem  to
 be  concerned  at  all  about  the  word  given
 by  Government  on  the  floor  of  the  House
 that  they  are  going  to  abolish  the  privy
 purses.  This  pledge  was  given  to  us  the
 elected  representatives  of  the  people.  Since
 then  two  years  have  passed  and  I  do  not
 know  whcther  they  are  ever  8098  to  fulfil
 fit  in  the  near  future.

 SHRI  SHASHI  BHUSHAN  Shri
 Himatsingka  says  he  does  not  know  about
 his  having  to  speak  and  his  name  having
 been  given.

 MR.  SPEAKER  :  I  am  not  interested
 in  that.  Am  I  to  take  the  official  list
 given  by  their  party  or  not?  Is  it  a  ques-
 tion  of  controversy  here?  I  am  not
 interested  what  passes  between  the  Chief
 Whip  and  their  members.  The  Chief  Whip
 himself  has  signed  it.  His  name  is  there.
 Even:  the  spelling  is  the  same—Shri  P.  D.
 Himateingka.  So  there  is  no  mistake  about
 it.

 SHRI  HIMATSINGKA  (Godda):  I  was
 not  told.

 SHRI'S.  KANDAPPAN  :  I  do  not
 kpow  why  Government  are:so  much  -waver-
 ing  and  luke-warm  in  their  approach  to
 this  question.
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 श्री  प्र  मानव  वर्मा  :  अध्यक्ष  महोदय,  हम
 तो  कब  चलते  हैं  सुबह  से  शाम  तक  बैठे  रहते  हैं
 फिर  भी  मोका  नहीं  मिलता  है  ।  मैंने  आपको

 चिट्टी  भी  लिखी  थी  लेकिन  भ्रापने  नहीं  बोलने
 दिया  |  हम  तोः  सिफ  कोरम  पूरा  करते  हैं

 है.
 MR.  SPEAKER:  If  be  wants  to  go,

 be  may  quietly  leave.  I  do  not  mind.
 There  need  be  no  argument  about  it.  If
 quorum  is  not  there,  the  House  will  be
 adjourned.

 SHRI  S.  KANDAPPAN:  What  is
 happening  to  my  privileges—I  do  not  know
 Everybody  is  taking  away  my  time.

 SHRI  5.  M.  BANERJEE:  There  {s
 no  discipline  in  that  party  at  all.

 SHRI  SHEO  NARAIN:  He  is  well
 disciplined.

 SHRI  5,  KANDAPPAN  :  Instead  of
 trying  to  pretend  that  they  are  going  to  do
 something  and  really  serious  to  abolish  the
 Privy  purses  and  privileges,  I  hope  they
 will  at  least  while  replying  to  this  debate
 make  their  position  clear  to  the  House  and
 to  the  country  at  large,  because  I  have  a
 suspicion  that  they  have  been  pressurised
 and  they  are  not  in  a  position  to  honour
 the  pledged  word  given  on  the  floor  of  the
 House  to  members.

 SHRI  M.  7२.  MASANI;  They  had  no
 right  to  make  such  a  commitment.

 SHRI  5.  KANDAPPAN  :  They  should
 make  their  position  clear  as  to  why  they
 are  not  keeping  up  to  their  promise  to  this
 House.  After  the  ‘1967  elections,  discussion
 took  place  here  and  then  the  Home  Minis-
 ter,  Shri  Chavan,  very  categorically  sald
 that  he  was  for  abolition  of  the  privy
 purses  and  privileges  of  the  princes.  and
 that  soon  be  was  going  to  introduce  a  Bill
 to  that  effect.  Two  years  have:  since
 elapsed.  In  between;  there  has  been  a  lot
 wavering  statements  and  hesitant  appro-
 aches  to  this  problem.  But.  wherever  this
 qnestion  was  taken  up  here,  Shri  Chavan
 was  very  categorical.  He  never  denied  his
 earlier  commitment  to  the  House.

 In  the  Hindu  of  July  4,  1968,  I  find  this
 passage  8
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 “The  Government  of  India  has  finally
 decided  to  scrnp  the  princely  privileges
 and  privy  purses.  A  scheme  prepared
 by  the  Home  Ministry  in  this  regard
 was  broadly  endorsed  by  the  Internal
 Affairs  Committee  of  the  Cabinet  which
 discussed  the  issue  for  about  an  hour
 today.  While  the  privileges  of  ex-rulers
 are  to  be  withdrawn  immediately,  the
 amount  of  privy  purses  is  to  be  paid
 on  a  salb  system  for  a  specified  period
 which  may  be  20  or  25  years  so  that
 its  abolition  does  not  cause  undue
 financial  difficulties.  The  scale  of
 payments  worked  out  by  the  Ministry
 gives  generous  treatment  to  the  smaller
 princes”.
 But  till  today  even  this  diluted  form  of

 implementation  has  not  taken  place.  I
 say  this  is  diluted  because  I  do  not  find
 any  princes  in  this  country,  the  progenies
 of  the  old  princely  families,  who  are  just
 trying  to  eke  out  a  livelihood  and  have  not
 enough  to  make  both  ends  meet.

 After  all  we  know  them  ;  they  are  our
 good  friends.  We  know  they  are  quite
 well  off.  They  do  other  businesses  and
 other  work.  In  fact  I  am  pained  when  a
 speaker  argued  on  the  principle  of  honour-
 ing  agreements  or  commitments  that  they
 should  go  on  getting  the  privy  purse.  I
 feel  that  it  is  rather  humillating  and  it  is
 not  good  for  any  man  of  self-respect  to
 expect  unearned  income  from  the  Govern-
 ment  of  a  poor  country.  In  fact  I  feel
 that  the  princes  should  themselves  come
 forward  to  voluntarily  relinquish  it.  Not
 even  a  single  person  bas  done  so.

 SHRI  NARENDRA  SINGH  MAHIDA:
 I  have  surrendered  it  in  ‘1948.

 SHRI  S.  KANDAPPAN  :  Others
 should  have  followed  suit  ;  some  how  it
 has  not  happened.

 Some  say  that  it  was  a  free  covenant
 and  a  sort  of  gentleman’s  agreement  entered
 into  with  ex-rulers  and  should  not  be
 violated  and  that  it  was  not  good  fora
 great  country  like  ours.  They  seem  to  by
 concerned  about  the  image  of  India  which
 will-suffer  in  the  international  scene.  Mr.
 Masani  said  something  about  a  few  States
 where  people  were  keen  to  reinstate  them.

 SHRI  M.R.  MASANI:  I  did  not  say
 80  ;  Sarder  Patel  said  80,

 VAISAKHA  I9,  89]  (SAKA)  Privy  Purses  (Res.)  १३2

 SHRI  S,  KANDAPPAN  :  You  quoted
 Mr.  Patil.  I  also  happened  to  read  some
 kind  of  old  writings  on  this  particular
 item.  But  I  should  like  to  know  in  how
 many  of  the  600  States  people  were  so
 anxious  and  are  so  attached  to  their
 anclent  rulers  that  they  would  not  be
 willing  to  merge  with  the  Indiad  nation  ?

 SHIR  M.  7२.  MASANI  :
 advoacate  a  plebescite  ?

 Would  you

 SHRI  5.  KANDAPPAN  :  If  it  can  be
 agreed  on  all  fronts.  That  would  not  be
 advisable  because  I  feel  that  the  public
 mood  is  rather  against  the  privy  purpses
 and  privileges.  In  fact  as  far  as  I  know
 most  of  the  States  ruled  by  erstwhile  rulers
 with  the  exception  of  a  few  States  scattered
 here  and  there  where  the  people  might
 have  been  attached  to  the  royal  houses,
 the  mood  of  the  people  on  the  whole  was
 otherwise  ;  they  were  on  the  verge  of
 revolt  and  the  rulers  were  saved  by  the
 national  leaders  by  this  arrangement.  That
 is  bow  I  look  at  it.

 There  is  another  important  aspect.  We
 are  a  democratic  country  and  in  a  democra-
 tic  country  the  entire  territory  of  the
 State  belongs  to  the  whole  people,  not  to
 the  royal  families  alone.  Did  the  rulers
 attach  any  importance  to  the  will  of  the
 people  when  they  entred  into  this  agree-
 ment  with  the  Government  of  India  and
 Mr.  Patel  signed  that  agreement  and  the
 ruler  also  signed  that  agreement?  Were
 they  not  treated  as  chattels  and  private
 property  ?  Mr.  Masani  quoted  the  assets  of
 the  various  royal  families.

 7.25  hres.

 [Shri  २.  0.  Bhandare  in  she  Chair]

 Were  all  their  persona)  assets?  How
 did  they  amass  and  accumulate  so  much
 wealth  ?  Is  it  not  obnoxious  and  repugn-
 ant  to  the  democratic  ideals  to  think  that
 the  assets  of  the  royal  household  belonged
 to  the  ruler  alone  and  not  to  the  people  ?
 Tam  unable  to  reconcile  myself  to  this
 feeling.

 AN  HON.  MEMBER  ;
 property.

 Not  al}
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 SHRI  S.  KANDAPPAN  !  If  you
 concede  that  it  is  public  property,  then  did
 you  consult  the  public  while  you  accepted
 the  privy  purse?  You  came  to  this  agree-
 ment  and  this  merger  as  if  it  is  your  own
 property  and  you  did  it  out  of  your  own
 free  volition,  the  surnendering  of  the  entire
 property  to  the  Government  of  India,  with
 out  taking  into  co:  ation  the  peopl
 who  mostly  matter.  So,  this  argument  that
 it  is  a  uery  solemn  agreement  which  we
 should  honour  is  not  coavincing  to  me.

 Apart  from  that,  there  is  another
 aspect.  After  all,  it  is  more  than  two
 decades  since  the  so-called  agreement  took
 place.  The  situation  has  changed.  Is  it
 anybody’s  argument  that  in  a  democratic.
 developing  country,  some  agreement  entered
 into  some  twoor  three  decades  back  even
 after  circumstances  have  changed,  should
 be  honoured  2?  (/ntertuptions)

 AN  HON.  MEMBER  :  Question.

 SHRI  S.  KANDAPPAN:  A  lot  of
 changes  have  taken  place.

 MR.  CHAIRMAN  :  Do  not  take  any
 notice  of  the  interruptions.

 SHRI  S.  KANDAPPAN  It  is  very
 difficult  when  the  interruption  comes  from
 very  close  colleagues.

 SHRI  R.K.  AMIN  (Dhandhuska)  :
 May  I  tell  him  that  most  of  the  princes  who
 contested  the  elections  got  elected.

 SHRI  5.  KANDAPPAN  :  So  what?  A
 lot  of  changes  have  taken  place.
 Even  the  Constitution  which  was  formulated
 and  accepted  by  this  country  was  changed
 many  atime.  I  am  sure  that  you  would
 not  be  reluctant  to  support  some  of  the
 amendments  to  the  constitution,  It  is  not,
 therefore,  a  question  of  any  sacredness
 being  attached  to  it,  and  it  is  not  a  ques-
 tion  of  the  image  of  the  country  abroad
 and  all  that.  If  you  are  reluctant,  even  at
 this  stage,  to  abolish  the  privy  purse,  I  do
 not  think  any  democratic  country  in  the
 world  will  take  you  seriously  ;  I  do  not
 think  the  democratically  minded  people
 will  take  you  seriously.  It  is  a  very  abnox-
 fous  idca.  I  would  appeal  on  that  score—
 not  even  on  the  question  of  money—to  the
 princes  and  their  concord  and  those  who

 (H.A.H.Dis.)
 are  enjoying  these  privileges  to  come
 forward  themselves  voluntarily  to  surrender
 the  privileges,  because  it  is  not  good  for
 them.  I  feel  it  is  wanting  in  self-respect
 of  any  decent  man  to  live  perpetually  on
 unearned  income  ;  this  is  unearned  income
 and  tax-free  at  that  which  they  should  be
 prepared  to  surrender  voluntarily.  So,  I
 fully  ¢ypport  this  resolution.

 I  would  add  one  more  word  with  regard
 to  the  argument  that  you  had  advanced
 when  you  happened  to  be  in  your  seat  here:
 that  the  mover  of  the  resolution  is  not  just
 Pretending  or  imagining  that  by  a  very
 simple  resolution  being  passed  here,  we  are
 going  to  abolish  the  privy  purse.  It  is
 only  an  enabling  measure.  When  we
 pass  this  resolution,  we  accept  that  the
 Government  would  come  forward  to  make
 the  requisite  changes  in  the  Constitution
 and  other  codes  so  that  the  privy  purse
 may  be  abolished.

 I  hope  and  wish  and  I  do  not  feel  that
 our  Home  Minister,  Sbri  Chavan,  was  very
 sincere  when  he  made  the  statemeni.  But
 I  do  not  know  what  sort  of  difficulties  bis
 party  or  he  himself  got  into  that  he  is  not
 able  to  come  forward  in  this  respect.  It  is
 high  time  that  the  Government  should
 make  up  its  mind  to  abolish  the  privy  purse.

 MR.  CHAIRMAN  :  Now  it  is  5.30.
 Let  us  proceed  to  the  half-an-bour
 discussion.

 7.30  hes.

 HALF*AN-HOUR  DISCUSSION
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 श्री  रामावतार  शास्त्रो  :  समापति  महोदय,
 पुलिस  की  जो  व्यवस्था  राज  हमारे  देश  में  है
 वह  व्यवस्था  वही  पुरानी  है  जो  प्रंग्रेजों  क ेजमाने
 में  थी।  कौर  अंग्रेज़ों  ने हमारे  देश  में  पुलिस  की
 व्यवस्था  इस  उद्देश्य  से  की  थी  कि  हमारे  देश  में
 जो  स्वतंत्रता  संग्राम  चलता  था,  हमारे  यहां  की
 जो  जनता  लड़ती  थी  झपने  हकों  के  लिये,  उस
 को  बताया  जाय  ;

 उन  आन्दोलनों  को  दबाना  उनको  खून  में

 डुबोना  दी  प्रंग्रेजी  राज्य  की  पुलिस  कौर  फोज


